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भारत सरकार 
आवासन और शहर� कायर् मंत्रालय 

लोक सभा 
अतारां�कत प्रश्न सं. 2098  

12 फरवर�, 2026 को उ�र �दये जान ेके �लए 

देश भर में 'अमतृ' योजना क� िस्थ�त 

†2098. श्री मुरसोल� एस.: 

 श्री रॉबटर् बू्रस सी.: 

क्या आवासन और शहर� कायर् मंत्री यह बताने क� कृपा करेंगे �कः 

(क) केन्द्र और राज्यों के बीच �न�ध के बंटवारे क� पद्ध�त स�हत कायाकल्प और शहर� 
प�रवतर्न के �लए अटल �मशन (अमतृ) का ब्यौरा क्या है; 

(ख) देश भर में वतर्मान में 'अमतृ' योजना के अंतगर्त आने वाले शहरों का ब्यौरा क्या है; 

(ग) 'अमतृ' योजना के अन्तगर्त देश भर में आवं�टत और उपयोग क� गई �न�ध का प�रयोजना-
वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है; 

(घ) क्या राज्य स्तर पर 'अमतृ' योजना के कायार्न्वयन क� �नगरानी और पयर्वेक्षण के �लए 
�व�शष्ट �दशा�नद�श �नधार्�रत �कए गए हैं; और 

(ङ) य�द हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? 
 

उत् तर 
आवासन और शहर� कायर् राज् य मंत्री 

(श्री तोखन साहू) 
 

(क) से (ङ): अटल नवीकरण और शहर� प�रवतर्न �मशन (अमतृ) 25 जून 2015 को देश भर के 
चय�नत 500 शहरों (अब 15 �वल�यत शहरों स�हत 485 शहर) और कस्बों में शुरू �कया गया 
था। यह �मशन जल आपू�त र्, सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन, वषार् जल �नकासी, ह�रत क्षते्र और 
पाकर् , तथा गैर-मोटर चा�लत शहर� प�रवहन जैसे क्षेत्रों में बु�नयाद� इन्फ्रास्ट्रक्चर के �वकास पर 
कें �द्रत है। इस �मशन में शहर� सुधार और क्षमता �नमार्ण के कई सुधार शा�मल �कए गए हैं। 
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अमतृ के अंतगर्त प�रयोजनाओं के �लए संघ राज्य क्षेत्रों में 100% और पूव��र तथा पहाड़ी क्षेत्रों 
में 90% कें द्र�य �हस्सेदार� थी। अन्य राज्यों में, 10 लाख तक क� आबाद� वाले शहरों में 
प�रयोजना लागत का 50% और 10 लाख से अ�धक आबाद� वाले शहरों में प�रयोजना लागत 
का 33% कें द्र�य �हस्सेदार� थी। प्रशास�नक और अन्य व्यय एवं सुधारों के �लए 100% कें द्र�य 
सहायता प्रदान क� गई थी। 

आवासन और शहर� कायर् मंत्रालय द्वारा संपूणर् �मशन अव�ध के �लए सभी राज्यों/संघ 
राज्य क्षेत्रों क� 77,640 करोड़ रुपये क� राज्य वा�षर्क कायर् योजनाओं (एसएएपी) को अनुमो�दत 
�कया जा चुका है, िजसमें 36,036 करोड़ रुपये क� प्र�तबद्ध कें द्र�य सहायता शा�मल है। 
राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों न े83,471 करोड़ रुपये क� 6,004 प�रयोजनाओं को शुरू �कया, िजनमें 
से लगभग 80,933 करोड़ रुपये के कायर् भौ�तक रूप से पूणर् �कए जा चुके हैं और 74,244 
करोड़ रुपये खचर् हो चुके हैं। प�रयोजनाओं के �लए कें द्र सरकार के 36,036 करोड़ रुपये के 
�हस्से में से 34,901 करोड़ रुपये जार� �कए जा चुके हैं। 

अमतृ योजना के तहत, कें द्र�य �न�धयां राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प�रयोजना-वार नह�ं 
बिल्क राज्य-वार जार� क� गई थी। राज्य सरकार काय� क� प्रग�त के अनुसार शहरों/अधर्-सरकार� 
�नकायों को �न�ध आवं�टत करती है। अमतृ योजना के तहत जार� क� गई कें द्र�य �न�ध के 
राज्य-वार �ववरण और अब तक प्राप्त उपयोग प्रमाण पत्र अनुलग्नक में �दए गए हैं। 

�मशन के �दशा-�नद�शों में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर योजना के कायार्न्वयन क� �नगरानी 
और पयर्वेक्षण के �लए राज्य के मुख्य स�चव क� अध्यक्षता में राज्य उच्चा�धकार प्राप्त संचालन 
स�म�त (एसएचपीएससी) के गठन का प्रावधान है। शहर� �वकास एवं आवासन �वभाग के स�चव 
क� अध्यक्षता में राज्य स्तर�य तकनीक� स�म�त (एसएलट�सी) राज्य स्तर पर योजना क� 
�नगरानी और पयर्वेक्षण में एसएचपीएससी को तकनीक� सहायता प्रदान करती है। इसके 
अ�त�रक्त, �मशन के �दशा-�नद�शों के अंतगर्त ग�ठत एक सव�च्च स�म�त �मशन क� आव�धक 
समीक्षा और �नगरानी करती है। राज्यों/सघं राज्य क्षेत्रों में अमतृ के तहत �कए गए काय� के 
मूल्यांकन और �नगरानी के �लए स्वतंत्र समीक्षा एवं �नगरानी एजें�सयों (आईआरएमए) का 
प्रावधान है। साथ ह�, प�रयोजनाओं के कायार्न्वयन में तेजी लाने के �लए, आवासन और शहर� 
कायर् मंत्रालय द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ �नय�मत वी�डयो 
कॉन्फ्रें स/वे�बनार/कायर्शालाओं/साइट-�विजट आ�द के माध्यम से प्रग�त क� आव�धक समीक्षा और 
�नगरानी क� जाती है। प�रयोजनाओं क� प्रग�त पर नज़र रखने और �नगरानी के �लए एक 
सम�पर्त अमतृ ऑनलाइन पोटर्ल भी उपलब्ध है। 

***** 
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"देश भर में अमतृ योजना क� िस्थ�त" के संबंध में �दनाँक 12.02.2026 को लोकसभा में उत् तर 

�दए जाने वाले अतारां�कत प्रश्न संख्या 2098 के भाग (क) से (ङ) के उ�र में संद�भर्त 

अनुलग्नक 

अमतृ के अंतगर्त जार� �न�धयों और प्राप्त उपयोग प्रमाणपत्रों क� राज्य-वार िस्थ�त 

(आंकड़े करोड़ रुपये में) 

क्र.सं. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र  कुल जार�/स्वीकृत कें द्र�य �हस्सा  प्राप्त उपयोग प्रमाणपत्र 

1 
अंडमान और �नकोबार द्वीप 
समूह 

10.81 9.39 

2 आंध्र प्रदेश 1049.89 942.75 
3 अरुणाचल प्रदेश 116.69 99.32 
4 असम 511.71 457.67 
5 �बहार 1146.15 1146.15 
6 चंडीगढ़ 53.25 52.39 
7 छ�ीसगढ 969.12 955.65 

8 
दादरा और नगर हवेल� 10.59 10.59 
दमन और द�व 18.03 18.03 

9 �दल्ल� 673.74 552.36 
10 गोवा 62.75 62.75 
11 गुजरात 1966.96 1966.96 
12 ह�रयाणा 746.39 736.97 
13 �हमाचल प्रदेश 269.06 255.73 
14 जम्मू और कश्मीर 477.74 358.39 
15 लद्दाख 39.2 33.21 
16 झारखंड 551.69 447.04 
17 कनार्टक 2258.85 2104.94 
18 केरल 1153.08 1106.11 
19 लक्षद्वीप 2.25 2.11 
20 मध्य प्रदेश 2497.05 2497.05 
21 महाराष्ट्र 3356.19 3191.28 
22 म�णपुर 162.28 161.91 
23 मेघालय 71.02 71.02 
24 �मजोरम 125.37 119.72 
25 नागालैंड 107.87 77.18 
26 ओ�डशा 785.23 785.23 
27 पुदचेुर� 63.75 53.41 
28 पंजाब 1190.77 1190.77 
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क्र.सं. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र  कुल जार�/स्वीकृत कें द्र�य �हस्सा  प्राप्त उपयोग प्रमाणपत्र 

29 राजस्थान 1511.23 1511.23 
30 �सिक्कम 34.03 31.06 
31 त�मलनाडु 4626.24 4397.29 
32 तेलंगाना 831.52 806.20 
33 �त्रपुरा 132.47 132.47 
34 उ�र प्रदेश 4880.7 4421.75 
35 उ�राखंड 531.92 474.28 
36 पिश्चम बगंाल 1905.39 1606.49 

कुल 34900.97 32846.86 

 

  


